
 २१६२  भारत  की  प्रशासनिक  व्यवस्था  के  सोमवार,  १०  सितम्बर,  १९५६.
 पुनरीक्षण  सम्बन्धी  डा०  एपलबीਂ  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  जवाहरलाल  (नेहरू  :  श्रीमान,  उपाध्यक्ष  महोदय,  जैसा  कि  इस  चर्चा  के  प्रारम्भ में  ही
 सेने  बताया था  कि  में  एपलबी  रिपोर्ट ेमें  की  गई  सिफारिशों,  दिये  गये  सुझावों  और  की  गई
 आलोचना के  विस्तार के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता,  क्योंकि  हम  चाहते  है ंकि  पहले  सरकार
 सावधानी से  इन  पर  विचार  करे  A  बाद  में  उन्हें  जानकारी और  मार्ग  प्रदर्शन  के  लिये  संसद्‌ के
 समक्ष  रखा  जाये  ।

 में  प्रारम्भ  में  ही  कह  दूं  कि  हमें  इस  विषय  पर  संसद्‌  सदस्यों  द्वारा  चर्चा  किये  जाने  का
 स्वागत  करने  चाहिये  ।  श्री  मित्तल  नें  सचिवों  की  एक  समिति  का  सुझाव  दिया  ।  में  उनका  अभिप्राय
 नहीं समझ  पाया  ।  सचिव  तो  इन  पर  विचार  कर  ही  रहे हैं ।  जो  चीजें  उन्हें  सौंपी  जाती
 हैं  वे ंउन  पर  विचार  करते  हैं  और  निश्चय  ही  वे  पनी  सिफारिशों  भी  भेजेंगे  ।  परन्तु  ठीक  तरीका
 यह  है  कि  यदि  समय  हो  तो  हम  कुछ  संसद  सदस्यों  से  अनौपचारिक  बैठकें  करें  जैसी  कि  योजना
 आयोग के  लिये  की  गई  थीं  ।  परन्तु  उसके  लिये  एक  शर्त  है.  कि  भविष्य  में  कास  में  लाने के  लिये
 प्रत्येक  शब्द  को  अ्रभिलेख  में  न  रखा  जाय  क्योंकि  उससे  व्यर्थ  ही  समय  कौर  शक्ति  नष्ट  होती  हैं  ।  पर
 अनौपचारिक  रूप  से  बैठ  कर  विभिन्न  मसलों  पर  चर्चा  करना  सरकार  के  दृष्टिकोण  से  निश्चय  ही
 बड़ा  लाभदायक  होगा  |  में  इसकीਂ  प्रत्याभूति  तो  नहीं  दे  सकता--मैँ  नहीं  जानता  कि  श्रागामी  सत्र
 में  हमें  क्या  कार्य  करना  है--परन्तु आशा  है  कि  हम  यह  भी  करेंगे  ।

 इस  प्रतिवेदन  को  इस  दृष्टि  से  देखा  गया  हैं  कि  जैसे  यह  हमारे  किसी  विशेषाधिकार  श्रीनाथ
 नियम पर  प्रहार  करती  हैऔर  हमें  अरपना  बचाव  करना है।  लोक-सभा  यह  देखेगी  कि  सरकार
 के  विभिन्न  विभागों,  वित्त  मंत्रालय  आदि  की  बड़े  कठोर  शब्दों  में  आलोचना की  जाती  है,  मुझे  कौर
 मेरे  सहयोगियों  को  उस  पर  कोई  आपत्ति  नही ंहै  ।  हम  चाहते  हैं  कि  कड़ी  से  कड़ी  आलोचना
 की  जाये |  इसका  आशय  यह  नहीं  है  कि  हम  उससे  सहमत  हैं  ।  उससे  सहमत  होना  या  न  होना
 अलग बात  है  पर  हम  आलोचना का  स्वागत  करते  हैं।  इसीलिये  हमने  इस  बार  और  पिछली  बारे
 जब  डा०  एपलबी  यहां  पराये  थे,  इसका स्वागत किया  था  ।

 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  डा०  एपल बी  को  न  केवल  अमरीका  की  बल्कि  निश्चय  ही  योरुप  की
 शर  अरन्य  देशों  की  प्रशासनिक  प्रक्रियाओं  का  काफी  अनुभव  हैं  ।  बहुत  समय  तक  उन्हें  प्रशासन
 सम्बन्धी  मामलों  का  विशेषज्ञ  माना  जाता  रहा  है।  परन्तु  इसका  यह  अरथ  नहीं  है  कि  भारत  के
 बारे में  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  वह  ठीक  या  अच्छा ही  हैं।  परन्तु  वह  एक  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिन्हें
 अपनी  राय  व्यक्त  करने का  हक  हैआ  उनकी  राय  पर  ध्यान  पूर्वक  विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 लगभग  तीन  या  चार  वर्ष  पुर्व  वह  पिछली  बार  यहां  भराये  थे  शर  जो  प्रतिवेदन  उन्होंने
 उस  समय  दिया  था  वह  बहुत  समय  पश्चात्‌  लोक-सभा  के  समक्ष  रखा  गया  था  ग्र  राज्य  सरकारों

 को  भेजा गया  था  ।  वस्तुत:  उस  प्रतिवेदन से  हमें  बहुत  लाभ  gar  शर  उस  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने
 के  पश्चात्  क्ति  मंत्रालय  और  अन्य  मंत्रालयों  की  श्रान्तरिम  प्रक्रियायें  में  कुछ  सुधार  किये
 गये  ।  मेरे  विचार  से  किसी  हद  तक  एपलबी  प्रतिवेदन पर  चर्चा  किये  जानें  के  कारण  ही  संगठन
 और  रीति  विभाग  प्रारम्भ  किया  गया  था,  गौर  वह  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रहा है  ।  वस्तुतः
 समय  समय  पर  परिवर्तन  किये  जाते  रहे  हैं  ।  यह  समूचे  प्रशासन में  व्याप्त  हैऔर  जो  परिवर्तन  किये
 गये  हैं  अथवा  दिन  प्रति दिन  किये  जाते  हैं  वे  हमारी  भलाई के  लिये  ही  हैं  |

 इसके  पश्चात्‌  वह  दूसरी  बार  लगभग  दो  वर्ष  हुए  तब  आराय  थे  और  उन्होंने  कुछ  टिप्पणियां
 की  थीं  उन्होंने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया या  नहीं  यह  मुझे  ठीक से  याद  नहीं हैं  ।

 तीसरी  बार  वह  हाल  ही  में  जाये  ।  कछ  समय  के  लिये  वह  न्यूयार्क  राज्य  के  वित्त  मंत्री  रहे
 21  वहां  उन्हें वित्त  मंत्री  नहीं  कहा  जाता  हूं  परन्तु  न्यूयॉर्क  राज्य  में  कार्य  वहू  यही  करते  हैं  ।  वह

 1मूल  wast  में



 सोमवार,  १०  सितम्बर,  १९४५६  भारत  की  प्रशासनिक  व्यवस्था  के  २१६३
 पुनरीक्षण  सम्बन्धीਂ  डा०  एपलबी  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 वित्तीय  मामलों  के  सम्बन्ध  में  कार्य  करते  हैं,  और  यह  मामले  होते  भी  बड़े  हैं  ।  इसका  यह  अर्थ

 नहीं
 कि

 उन्हें  हमारे  वित्तीय  मामलों  का  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  करने  की श्रोता  प्राप्त है।
 प्रस्तुत इससे  किसी  हद  तक  क्षमता  कौर  अनुभव  का  MAR  पता  चलता  है।  वहू  सेवा  निवृत्त
 होने  वाले  हैं  और  किसी  हद  तक  वह  अपने  जीवन  का  कार्य  समाप्त  कर  चुके  है हैं,  उन्होंने  प्रशासनिक
 प्रक्रिया  कौर  वित्तीय  तथा  अन्य  प्रक्रियायें  के  बारे  में  काफी  कुछ  बताया है  ।  हमने  उनकी  यात्रा
 का  स्वागत  किया  कौर  उससे  काफी  लाभ  उठाया  है  ।

 उनकी  झ्रालोचना  का  उद्देश्य  यह  रहा  है  कि  राज  हम  भारत  में  अपनी  आवश्यकताओं
 को  कसे  पूरा  कर  सकते  हैं  ।  हमारे  देश  को  सामाजिक  औौर  अन्य  मामलों  को  शीघ्र  हल  करना  है,
 औद्योगीकरण करना  है  कौर  आधिक  क्षेत्र  के  प्रत्येक  अवस्था  में  प्रगति  करनी  है।  यह  सब  कुछ
 कैसे  किया  जाये  ?  उन्होंने यह  बताया हैं  कि  ह्म  तत्कालीन  प्रशासन  पद्धति  और  अंग्रेजों से
 उत्तराधिकार में  प्राप्त  पद्धति  का  भ्रनुसरण करते  हुए  यह  सब  कार्य  सन्तोषजनक ढंग  सैं  नहीं कर
 सकते हैं  ।  उन्होंने  व्यक्तियों  की  सराहना  की  हैं  शर  उनहोंने  यह  भी  कहा  हैं  कि  भारत  के  प्रशासन
 के  स्तर  की  तुलना  संसार  के  किसी  भी  देश  से  की  जा  सकती है  ।  उन्होंने  कहा  कि  प्रशासनिक
 दृष्टिकोण  और  प्रशासन  की  शुद्धता  के  दृष्टिकोण  से--यद्यपि  कुछ  विभागों  में  भ्रष्टाचार  है--
 भारत  सरकार के  चोटी के  १२  देशों  में  से  एक  है  ।  इसके  पश्चात्‌  उन्होंने  बताया कि  हमारी
 वर्तमान  पद्धति  पहली  किस्म  के  राज्य  के  लिये  ठीक  थी  परन्तु  इस  से  शीघ्र  उन्नति  नहीं
 हो  सकती  है  और  बहुत  सी  रुकावटों  शर  प्रतिबन्धों  के  कारण  अत्याधिक विलम्ब  होता  है  यह
 उनकी  पहली  आलोचना  थी  ।

 जब  बह  दूसरी  बार  जायें  तो  उन्होंने  इस  बात  पर  बड़ा  श्राइचयें  प्रकट  किया  कि  उनकी  आशा
 सेअधिक  तीव्रता  से  प्रगति  हुई  थी,  इसका  यह  भी  कारण  था  कि  कुछ  परिवर्तन  किये  गये  थे  और
 उनके  विचारानुसार  प्रशासनिक  शासनतंत्र  ने  अधिक  परिश्रम  किया था  ।  उन्होंने  इस  अवसर  पर

 यही  कहा  कि  उन्होंने  प्रगति  इसलिये  की  क्योंकि  वहू  श्रमता  से  अधिक  कार्य  करते  रहे,  परन्तु सदा  वे
 ऐसा  नहीं  करते  रह  सकते  हैं  ।  एक  स्थायी  और  शीघ्र  प्रगति  करने  वाली  पद्धति  के  विकास  के
 लिये  आपको  कुछ  परिवर्तन  करने  होंगे  |.  डा०  एपल बी  की  आलोचना  का  सारांश  यह  हैं  कि  इसਂ

 प्रशासनिक  व्यवस्था  की  गति  अधिक  होनी  चाहिये  ।  उनकी  आलोचन।  की  पृष्ठभूमि  समूचा  संसार
 हू  परन्तु  मुख्यत:  यह  अमरीकन  पृष्ठभूमि  हैऔर  वह  उसे  पसन्द  भी  करते  हैं  ।  मेंने  डा०  एपल बी  का
 पनतनि  एक  प्रसिद्ध  अंग्रेज.  प्राध्यापक  को,  जिसकी  पृष्ठ  भूमिਂ  स्पष्टत:  इंग्लैण्ड  की  थी,  वह  श्री
 हीरेन  मुकर्जी  के  विश्वविद्यालय,  आक्सफोर्ड  विश्वविद्यालय  के  थे,  दिखाया  था  और  उन्होंने  डा०
 'एपल बी  की  अमरीकन  पृष्ठभूमि  को  पसन्द  नहीं  किया था  ।

 डा०  एपल बी  अथवा  झ्राक्सफोडड के  दूसरे  व्यक्ति ने  क्या  कहा  इससे  अधिक  अन्तर  नहीं
 पड़ता है  ।  वें  दोनों ही  रुचिकर  हैं  कौर

 नवग
 भी  @

 नवीसी  वे  दोनों  प्रस्तुत  प्रशन  को  विभिन्न
 दृष्टिकोणों  से  देख रहे  हे  ।  हमारी  रुचि  किस  बात  में  है  ?  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  किसी  ढांचे
 विशेष  को  ही  रखा  जाये,  अथवा  दूसरे  प्रशासनिक ढांचे  को  बदल  दिया  जायें  हम  तो  केवल  यही
 चाहते हैं  कि  कार्य  तेजी  से  तथा  यथासम्भव  शीघ्रता  से  हो।  हम  चाहते  हैं  कि  हमारी  पंचवर्षीय
 योजनाओं  का  कार्य  क्षमता  गौर  तेजी  से  प्रौर  प्रशासन  को  शुद्ध  रखते  हुए  आगे  बढ़े  |  हमारा  उद्देश्य
 केवल  यही  है  ।  अतः  हम  सभी  सुझावों  का  स्वागत करते  हें  चाहें  वह  कहीं  से  भी  क्यों  न  प्राप्त
 हुए  हो।  हम  उनका  झपने  श्ौर संसद्‌ के  अ्रनुभव  के  आधार  उनकी  जांच  करेंगे  और  पद्धति  में

 सुधार  करने  की  चेष्टा  करेंगे।  यह  तो  कोई  भी  नहीं  कह  सकता  कि  उसकी  प्रशासन  व्यवस्था  दोष
 रहित  है  ।  पूर्ण  रूप  से  दोष  रहित  तो  कोई  बात  भी  नहीं  होती  है  ।  वह  बात  स्वीकार की  जा  चुकी
 gare  मेरा  विचार है  कि  सभी.  इसे  स्वीकार  करेंगे  कि  हमारी  प्रशासन  व्यवस्था  के  ढांचे  ने  जो
 मूलत:  अन्य  प्रयोजनों  को  सामने  रखते हुए  तैयार किया  गया  था,  अपने  आपको  हमारी  गाशा  से
 अधिक  सुचारू  रूप  से  भारत  में  हुए  परिवर्तन  के  झ्रनुकूल  बना  लिया  है  ।  में  तो  यह  कहूंगा।  कि  प्रशासन

 व्यवस्था  ने;  उसके  श्रीकांत  भाग  ने  अपने  झ्रापकों  बदली हुई  परिस्थितियों  के  अ्रनुकूल बना  लिया
 है।  परन्तु बह  केवल  अनुकूलन  का  ही  प्रशन  नहीं  है  बल्कि  उस  से  भी  अ्रधिक  महत्व  का  विषय  है  ।



 २१६४  भारत  की  प्रशासनिक  व्यवस्था  के  सोमवार,  १०  सितम्बर,  १९४५६
 पुनरीक्षण  सम्बन्धी  डा०  एपल बी  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 [श्री  जवाहरलाल  नेहरू]
 इस  सभा  में  कई  बार  यह  आलोचना  की  जाती  है  झर  सम्भव  है  कि  वह  ठीक  भी  हो,  कि  सभी

 सरकारी  दफ्तरों  में  कर्मचारियों  की  संख्या,  मंत्रियों,  उप मंत्र यों  प्रौर  सभा  सचिवों  की  संख्या  बढ़
 रही है।  परन्तु  कार्य  में  भीਂ  आश्चर्यजनक  वृद्धि हुई  है  ।  काम  कितना  बढ़  गला  है  इसकी  कल्पना  भी

 नहीं  की  जा  सकती  है  ।  हम  इसे  पर्याप्त  मात्रा  में  करते  हैं  या  नहीं  इसका  निर्णय  मुझे  नहीं  करना  है  ।
 परन्तु  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  काम  बहुत  बढ़  गया  है  |  काम  दोगुना  अथवा  कौन  गुना  नहीं  बढ़ा
 है  बल्कि  यह  पहले  से  ५०  मथका  १००  गुना  बढ़ा  है  |  इससे  प्रत्येक  व्यक्ति  पर  बहुत  बोझ  पड़ता  है;
 काम  बढ़  रहा  हैं;  कर्मचारी कम  हैं  ;  प्रशिक्षित  कर्मचारी  कम  हैं।  स्पष्ट  है  कि  जिस  प्रकार
 का  काम  हमें  -्  अधिक  से  श्रमिक  करना  है  उसके  लिये  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  की  श्रावर्यकता  है  ।
 हमें  प्रशिक्षित  प्रविधियों,  प्रशिक्षित  वैज्ञानिकों,  प्रशिक्षित  इंजीनियरों,  प्रशिक्षित  प्रशासनिक
 पदाधिकारियों तथा  प्रन्य  की  झ्रावइ्यकता  है  ।  हमें  निरन्तर  इस  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़
 रहा हैं।  |  हमारी  राज  की  बड़ी  समस्याओं  में  से  एक  जन  शक्ति का  प्रदान  हैं  ।  देवा  की  जन  शक्ति को
 यह  वर्तमान तरीके  से  नहीं  किया जा  सकता  है,  जिसमें  लोग  कालेजों  औ  विश्वविद्यालयों में  एक
 भ्र व्यवस्थित  रूप  में  भर्ती  हो  जाते  हैं  और  फिर  बाद  में  बिना  रोजगार  के  भटका  करते  हैं,  क्योंकि  जिस
 प्रकार  के  काम  के  लिये  आवश्यकता  होती  है,  वे  उसके  उपयुक्त  नहीं  होते  हैं  ।  हमारे  पास  बहुत  श्रमिक
 कार्य  है  औौर  उसके  लिये  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  करना  है  प्रौढ़  किसी  भी  प्रशिक्षित  व्यक्ति कों  भटकने
 नहीं  देना  चाहिये  ।  निस्संदेह,  हम  श्राज  से  कहीं  अधिक  संख्या  में  इन  व्यवितयों  को  प्रशिक्षित  करेंगे  ।
 इतना ही  नहीं,  हमें  दूसरे  देशों  के  साथ  प्रतियोगिता भी  करनी  है  ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  सोवियत  संघ  में  प्रतिवर्ष  ७५,०००  इंजीनियर  प्रशिक्षित  किये  जाते
 हैं  ।  हम  ७४,०००  इंजीनियर  प्रशिक्षित  न  कर  सकें,  लेकिन  ५,०००  या  Qo,  ०००

 को  तो  प्रशिक्षित
 कर  ही  सकते हैं  ।  हमें  यह  करना  पड़ेगा  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  संख्या  भी  बढ़  जायेगी ।  मैने  प्राज
 हीਂ  पढ़ा कि  सोवियत  संघ  में  २,५०,०००  विज्ञान  के  भ्र ध्या पक  हैं,  केवल  विज्ञान  के  ही  ।  यही  बात  यह
 बताती  हैं  कि  वहां  विज्ञान  और.  प्रौद्योगिकीय  तथा  अरन्य  चीजों  को  कितना  अधिक  महत्व  दिया  जाता
 है  ।  प्रशासन  का  समूचा  तरीका  ही  बदलता  जा  रहा  है  |  झ्राघुनिक  जीवन  की  समूची  प्रवृत्ति  में  ही  परि-
 वर्तन  हो  रहा  है  ।

 हमारी  प्रशासकीय  पद्धति  को  भी  श्रवन-ग्राहको  उसी  के  अनुसार  ढालना  पड़ेगा। अब  शरीक  दिनों  तक  वह  नन्»  पुराने  तरीके  से  नहीं  चल  सकती  है  ।

 सोवियत  संघ  प्रौर  अमरीका में  वैसे  कोई  समानता नहीं  है  ।  कौर  एक  प्रकार  से  तो  वे

 दूसरे  के  विपक्षी  हैं,  लेकिन  उन  में  भी  एक  या  कई  बातों  में  समानता  है  ।  ्  बातों  के  अतिरिक्त
 उन  में  इस  एक  बात  में  अ्वश्य  समानता  है  कि  उन  दोनों  देशों  में  एक  जीवन-शक्ति  है,  परिस्थितियों  के
 अनुसार  परपन  प्राकार  ढाल  लेने  की  शाक्ति  है,  उन्हें  परिवहन  हो  रहे  वर्तमान  संसार  का  ज्ञान  है  और
 वे  श्रवन-ग्राहको  उस  के  उपयुक्त बना  रहे  हैं,  वैज्ञानिक,  प्रौद्योगिक  और  प्रौद्योगिक  तथा  अन्य  रूप
 से  श्रवन-ग्राहको  उसके  उपयुक्त  बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  में  कह  सकता  हूं  कि  किः  सभी  देश उनसे  पिछड़  गये  हैं  ।  इसलिये,  श्राप  देखेंगे  कि  अमरीका  कौर  सोवियत  संघ  के  औसत  व्यक्ति  भारत
 की  जो  आलोचनायें  करते  हैं  वे  एक  ही  प्रकार  की  होती  हैं  ।  अमरीकी लोगों  को  हमारे  देश  में  लग
 जानें  वाले  प्रतिबन्ध  और  संतुलन  पसंद  नहीं  भराते  हैं  ।  वे  तो  केवल  यही  चाहते  हैं  कि  कार्य  श्रागे  बढ़े  ।
 अमरीकी  कहता  है  :  यह  सब  क्या  है  ?'

 प्रतिबन्ध  लगाना  कौर  सन्तुलन  कायम
 करना तो  प्रत्येक

 सरकार  के  लिये  आवश्यक  होता  हैं,  लेकिन  वह  कहता  है  कि  '
 “इस  देश  में  वह  बहुत  अधिक  हूँ  ।"

 हमारे देश  में,  सोवियत  संघ  से  बहुधा  विशेष  व्यक्ति  ही  arc  हैं,  लेकिन  उनका  भी  कहना  यही  है
 कि  इस  प्रकार  कार्य  सम्पन्न  नहीं  कराया  जा  सकता  है  प्रौर  इन  प्रतिबन्धों  प्रौर  संतुलनों  तथा  शर्तों
 से  उसमें  रोड़ा  भटकता  है  ।  वे  कहते  हैं  कि  श्राप  सोवियत  संघ  की  भांति  अपने  यहां  भी  महाप्रबंधक
 को  ही  सारे  कार्य  का  भार  क्यों  नहीं  सौंप  देते  ?  सैद्धांतिक रूप  से  यह  टीक  नहीं  ह  सैद्धांतिक
 रूप  से  तो  संसद  ही  सर्वोच्च  है,  और  उसे  सर्वोच्च  रहना  ही  चाहिये  ।  देश  में  लोकतन्त्रात्मक ढांचा
 रहना ही  चाहिये  ।  हमें  अपने  संविधान  के  मूलभूत  आधार  को  ही  मानकर  चलना  चाहिये  ।  इससे
 किसी  को  भी  इन्कार  वहीं  है  ।  प्रतिदिन  तो  होने  चाहिये  ।  महालेखा परीक्षक  होना  चाहिये  ।



 सोमवार,  १  सितम्बर,  १९४५६  भारत  की  प्रशासनिक  व्यवस्था  २१६१
 के  पुनरीक्षण  सम्बन्धी  डा०  एपलबी  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 यह  सब  तो  ठीक है।  लेकिन,  संविधान  से  कोई  ठोस  परिणाम  निकालने  की  समस्या  एक व्यावहारिक
 समस्या  है,  सैद्धांतिक  समस्या  भर  नहीं

 है
 है।  इसलिये,  हम  आलोचनाओं  का  स्वागत  करते  हैं।  कई

 आलोचनायें  हमें  प्राप्त  भी  हुई  हैं  ।

 यहां  मेरे  जो  मित्र  इस्पात  के  कारखानों  के  निर्माण  के  संबंध  में  कार्य  कर  रहें  हें,  उनसे  सोवियत
 की  जनता  लगातार  यही  कहती  रहती  है  कि  इसे  शीघ्रता  से  किया  जाना  चाहिये  ।  उत्तरदायित्व  का
 प्रत्यायोजन  किया  जाना  चाहिये,  यह  किया  जाना  चाहिये  वह  किया  जाना  चाहिये  ।  हमें  आगे  बढ़ना
 ह.  हम  दूसरों

 की
 प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकते  हैं

 ।  यह  एक  विचित्र  सी  बात  है  कि  सोवियत  संघ  और
 अमरीका  के  प्रशासनिक  ढांचों  में  इतना  भारी  ग्रस्त  होते  हुए  भी,  हमारे  संबंध  में  उनकी  आलोचनायें
 एक  ही  प्रकार  की  होती हैं  ।

 इस  संबंध  में,  में  यह  भी  बता  दूं,  श्र  भ्र पने  मित्र  तथा  सहयोगी  श्री  मुकर्जी  का  ध्यान  में  इसकी
 भौर  विशेष  रूप  से  आकर्वित  करना  चाहता  हूं,  क्योंकि  वे  सदा  ही  नौकरशाही  का  उल्लेख  करते  रहे
 हैं  कौर  कहतें  रहें  हैं  कि  इस  प्रकार  की  नौकरशाही  व्यवस्था  सानवीय  भावनाओं:  को  कुचल  देती  है,
 आदि-द्युति  |  मुझे  यह  नहीं  मालूम  कि  सोवियत  संघ  के  वर्तमान  शासकों  को  वह  क्या  कहेंगे  ।  मेरे
 विचार  से  तो  उन्हें नहें  नौकरशाही  के  अतिरिक्त  ०  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  वहां  का  शासन  तो
 नौकरशाही  का  निचोड़  है,  भर  में  कह  सकता  हूँ  कि  हमारे  देश  में  समाजवादी  प्रगति  जितनी  ही  अधिक
 होगी,  हमारे  यहां  उतनी  ही  नौकरशाही  बढ़ती  जायेंगी |  समाजवाद  का  यही  अ्रवश्यम्भावी  परिणाम
 है।  यह  बिलकुल  स्पष्ट  है  ।  यह  दूसरी  बात  है  कि  वह  एक  ग्रथित  अच्छी  प्रकार  की  नौकरशाही  हो  ।
 लेकिन  वह  है  नौक  शाही  ही,  और  श्राज  की  पेचीदा  हालत  में  नौकरशाही  अ्रावइ्यक  भी  है,  फिर  चाहें
 वह  भारत  हो,  या  श्रसरीका या  सोवियत  संघ  हो  ।

 अमरीका  में,  पहले  की  अपेक्षा  अब  कुछ  कम  नौकरशाही  है  ।  पिछले  काल  में,  उनके  यहां  बहुत अधिक  नौकरशाही  थी,  जिसे  'विजित  राजनीतिक  दल  से  भी  सभी पद  आदि  छीनਂ लेने  की  प्रणालीਂ
 कहा  जाता  था  ।  इसका  थर  यह  है  कि  जब  भी  कोई  नया  प्रशासन  सत्तारूढ़  होता  है  तो  वह  गांव  के
 स्थानीय  पहले  के  पोस्ट  सिस्टर  तक  को  निकाल  देता  है  ।  पता  नहीं  कि  भ  भी  वहां  यह  सब  कुछ
 किया  जाता  है  या  नहीं,  लेकिन  पहले  किया  जाता  था  ।  प्रत्येक चीज  में  परिवर्तन कर  दिया  जाता
 हैं  प्रीग  नये  दल  के  व्यक्ति  रख  दिये  जाते  हैं  ।  सोवियत  संघ  प्रणाली  में  भी  कभी-कभी  एकाएकी
 बहुत  पधिक  पदों  से  व्यक्तियों  को  हटा  दिया  जाता  है  ,  मुझे  उसका  पूरा  ब्योरा  मालूम  नहीं  है  ।

 नन  अरे,  जात  यहीं  निकलती  हैं  फि  नौकरशाही  से  बचा  नहीं  जा  सकता
 है  यदि  आप

 चाहते  हैं  तो  उस  में  सुधार  कर  सकते  हैं,  और  श्रमिकों  यह  करना  भी  चाहियें  ।  लेकिन  वह  नौकरशाही
 तो  रहती ही  है  ।  पिछले  जिसने  में,  हम  नौकरशाही  का  प्र्थ  समझते  थें  भारतीय  सिविल  स्विस
 गौर  कुछ  गन्य  सेवायें  |  हां,  नब  वह  धारणा  नहीं  रही  है  ।  अब  भारतीय  सिविल  स्विस  का  वह
 पुराना रूप  कमश:  सिटता जा  रहा  है;  केवल  कुछ  ही  व्यक्ति  बचे  हैं।  दूसरे लोग  आ  रह ेहैं  और

 we  एक  नये  वातावरण  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का  जन्म  हुआ  है  भ्र ौर  उसे  परिपक्वता  दी  जा
 रही हे।  लेकिन इसके  अतिरक्त,  स्वाभाविक रूप  से,  इस  तथाकथित  नौकरशाही  पर  एक  नया
 आक्रमण  हो  रहा  है,  गर  बह  झ्राक्रमण  है  प्रविधिक  व्यक्तियों  का-  इंजीनियरों,  प्रौद्योगिक  व्यक्तियों
 आदि  का  वें  हमारी  इस  पुरी  व्यवस्था  में  एक  बड़ी  संख्या  में  न्»  जा  रहे  हैं  गैर  प्रो  इससे  भी
 अधिक  संख्या  में  भर्ती  होंगे  ।  प्रापको  इन  व्यक्तियों  पर  निर्भर  करना  पड़ेगा,  श्रमिकों  उन्हें  अधिकाधिक
 प्रशिक्षण देना  पड़ेगा  ।  आगे  चल  कर  समय  करायेगा  जब  आप  उनका  हजारों  की  संख्या  में  नहीं  लाखों
 की  संख्या  में  उपयोग  करेंगे,  और  श्रापकी  सरकार  तब  तो  इस  प्रकार  अ्रधघिकाधिक  रूप  में  नौकरशाही
 बनती  जायेंगी  ।  हां,  तब  नियंत्रण  आति  का  भी  हजारों  शर  लाखों  तरीके  होंगे  ।

 अब  फिर,  हमारा  कार्य  बहुत  अधिक  पेचीदा  कौर  विभिन्न  प्रकार  का  होता  जाता  है  ।  संसद्‌
 का  कार्य  इतना  अधिक  कठिन  होता  जाता  है  कि  संसद्‌  के  लिये  उसके  साथ  कदम  से  कदम  सिला  कर
 चलना  कठिन  होਂ  रहा  है  ।  यदि  संसद  उसके  साथ-साथ  चलने  में  असमर्थ  है  कौर  इस  के  बावजूद  भी

 5—254  1..  5./56



 २१६६  भारत  की  प्रशासनिक  व्यवस्था  सोमवार,  १०  सितम्बर,  १९५६
 के  पुनरीक्षण  सम्बन्धी  डा०  एपल बी  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 [श्री  जवाहरलाल  नेहरु]

 उसको  नियंत्रण  करना  ही  है  तो  उसे  समूचे  प्रशासन  में  से  कुछ  अत्यंत  महत्वपूर्ण  स्थानों  को  चुनकर
 उन  पर  ही  अपनी  सारी  शक्ति  लगानी  आवश्यक  हाउस  यह  देखना  है  कि  वे  कौन  से  महत्वपूर्ण  विषय
 हैं  जिन्हें  उसे  (98  नियंत्रण में  रखना  है  भर  जिन  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  अत्यावश्यक  ह  और  किन
 अपेक्षाकृत  काम  महत्व  के  विषयों  पर  उसे  ६ है|  में  समय  नहीं  गंवाना  है  |  अन्यथा  महत्वपूर्ण मामले  रह
 जाते  मह  ध्यान  छोटे-छोटे  कम  महत्व  के  सामलों  पर  ही  लगा  रहता  है  ।

 यदि  साननीय  सदस्य  इंगलेंड  की  संसदीय  प्रणाली  के  विकास  के  इतिहास  का  स्मरण  करें,
 तो  वे  देखेंगे  कि  इंग्लैंड  में  १४  तीं  शताब्दी  की  संसद्‌  अपने  प्रजा  के  व्तेमान  स्वरूप  से  बिलकुल  ही भिन्न थी  ।  यद्यपि  वह  कोई  बहुत  लोकतन्त्रात्मक संसद्‌  नहीं  थी,  मेरे  कहने  का  प्राशय  यह  है  कि
 उसमें  मताधिकार  बहुत  ही  सीमित  था,  तथापि  इस  एक  तथ्य  के  अतिरिक्त,  उस  संसद्‌  के  पास  पर्याप्त
 अवकाश  रहता  था  ।  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  पास  काफीਂ  श्रमिक  समय  रहता  था  ।  वह  गैर-सरकारी
 सदस्यों की  संसद्‌  थी  ।  सरकार  शायद  ही  कभी  कोई  महत्वपूर्ण  सामाजिक  विधान  प्रस्तुत  करती
 थी  |  हां,  कभी  कभी  तो  वह  भी  विधान  प्रस्तुत  करती  थी,  लेकिन  बहुत  ही  कम  और  वह  भी  कभी-
 कभी  ।  संसद्‌  का  पूरा  भार  गैर-सरकारी  सदस्यों  पर  ही  रहता  था  ।

 क्रमश:  संसद्‌  प्रौर  संसद  में  कार्य  करने  वाली  सरकार  का  कार्य  इतना  अधिक  बढ़  गया  हैं  कि
 ब्रिटिश संसद  में  भी  ,  पन्य  संसदों की  भांति,  बेचारे  गैर-सरकारी  सदस्य  को  कोई  समय  ही  नहीं  मिल
 पाता  हैं  ।  सर्वाधिक  महत्व  की  बातों  को  संसद्‌  सिद्धांत  के  आधार  पर  किये  गये  किसी  वास्तविक
 निर्णय  के  आघार  पर  ही  निर्णीत  करती है  और  उसके  बाद  उसे  किसी  अन्य  निकाय  को  सौंप  देती हैं  ।
 एक  उदाहरण  लीजिये  ।  १९  वीं  शताब्दी  प्रौर  २०  वीं  झाताब्दी  के  प्रारम्भिक  काल  की  संसदों  में
 दो  मुख्य  दल  हुअ  करते  थे  कौर  वे  उनमें  बिलकुल  विभाजित रहती  थीं  ।  दो  दलਂ  थे-एक  मुक्त
 व्यापार  के  पक्ष  में  था  कौर  दूसरा  विपक्ष  में  था  ।  महत्वपूर्ण  मामलों  के  संबंध  में  पुराने  उदार  ।
 कंज़रवेटिव  दलों  में  सदा  ही  मतभेद  रहता  था  ।  लेकिन बाद  में,  जब  संरक्षण  की  नीति  झपना  गई,
 और  सौ  वर्षों  से  चली  पुरानी  ब्रिटिश  नीति  को  त्याग  दिया  गया,  तो  एक  झ्राश्चर्यजनक बात  हुई  ।
 इस  सिद्धांत  को  स्वीकार  कर  लिया  जानें  पर  कौर  व्यापार  बोर्ड  को  सूचियों  औौर  शुल्कों  शादी  के,
 ब्योरा  तैयार  करने  के  लिये  कहे  जाने  पर,  संसद्‌  को  विचार  करते  का  समय  ही  नहीं  मिल  पाया,  उसके
 पास  समय  का  भाव  हो  गया  |  उसने  केवल  यही  निर्णय  किया  कि  हम  संरक्षण  की  नीति  को  रखेंगे  ।
 इसके  बाद  का  सारा  कार्य  व्यापार  बोर्ड  के  अ्रधिकारियों  ने  ही  किया  ।

 इसलिये  परिस्थिति  के  वशीभूत  हो  कर  संसद्‌  इन  सभी  कार्यों  को  नहीं  कर  सकती  हैं  क्योंकि
 कायें  बहुत  प्रिक  है  ।  भारत  में  जब  एक  दो  नहीं  बल्कि  सैकड़ों  राज्य  निगम  होंगे  तो  स्पष्ट  है  कि

 उस  समय  संसद्‌  यदि  चाहे  तो  भी  उस  के  पास  इनमें  से  प्रत्येक  की  जांच  शादी  करने  के  लिये  समय  नहीं
 होगा  |  उस  के  पास  शक्ति  है,  ौर  यदि  वह  चाहें,  तो  किसी  भी  समय  जो  वह  चाहे  कर  सकती है  ।
 लेकिन,  आपको  म्रन्य  तरीके  निकालने  पड़ेंगे  जिससे  कि  पर्याप्त  प्रतिबन्ध  लगाये  जा  सकें  और  साथ
 ह  अग्रेतर  प्रगति  के  लिये  प्रोत्साहन  दिया  जा  सके  ।

 यह  वास्तविक  समस्यायें  हें,  जो  केवल  एपलबी  प्रतिवेदन  के  कारण  ही  पैदा  नहीं  हो  गई  हैं  ।

 यें  सभी  समस्यायें  वर्तमान  परिस्थिति  के  कारण  ही  पैदा  हुई  हैँ,  जीवन  के  त तथ्यों  के  कारण  ही  पैदा  हुई
 हैं  शर  हमें  उनका  सामना  करना  हैं  ।  भ्र  जैसे  जैसे  हम  भ्रनुभव  प्राप्त  करते  जाते  हैं  और  परिवर्तनों
 की  आवश्यकता  देखते  जाते  हैं,  हमें  उन  पर  सावधानी  से  विचार  करना  है,  उन  के  संबंध  में  चर्चा  करनी
 है  र  अपनी  प्रशासकीय  प्रणाली  को  या  कहिये  कि  वितीय  प्रणाली  को  धीरे-धीरे  क्रमश:  परि-
 वर्जित  करना  हैं  ।

 श्री  गाडगील  ने  कहा  है  कि  वे  सरकारी  प्रस्ताव  चाहते  हैं।  मुझे  आश  हैं  कि  भ्र गले  सत्र  में
 अवश्य  ही  इस  संबंध  में  सरकार  के  विचार  प्रस्तुत  किये  जायेंगें  ।  लेकिन,  ये  सभी  कोई  एक  एकीकृत
 प्रस्ताव के  रूप  में  नहीं  हैं  ।  इनमें  बहुत  सी  चीजें  हैं,  ौर  वे  सभी  निरन्तर  तथा  क्रमश:  परिवर्तित  होती
 जा  रही हैं  ।



 सोमवार,  १०  सितम्बर,  १९५६  भारत  की  प्रशासनिक  व्यवस्था  २१६७
 के  पुनरीक्षण  सम्बन्धी  डा०  एपलबी  के  प्रतिवेदन पर  विचार  करने का  प्रस्ताव

 उदाहरण के  लिये,  पिछले  एक-दो  वर्षों  में,  हम  क्रमश:  झ्रधघिकाधिक रूप  में  अघिकार  का
 प्रत्यायोजित करते  रहे  हैं  ।  हमने  उस  सिद्धांत  को  एक  मोटे  तौर  पर  मान  लिया  है  ।  लेकिन  शायद
 हम  उसे  उतनी  तेजी  से  इस  कार्य  को  नही  कर  रहें  हें,  जितनी  तेजी  से  कि  हमें  करना  चाहिये  था  ।  वित्त
 मंत्रालय  जिसके  बारे  में  केवल  डा०  एपलबी  ने  ही  नहीं  बल्कि  बहुधा  भारत  सरकार  के  अरन्य  मंत्रालयों
 ने  भी  काफी  शिकायतें  की  हैं,  परब  उपन  प्राधिकार  को  प्रत्यायोजित  कर  रहा  है  कौर  आन्तरिक  वित्तीय
 सलाहकारों  की  प्रणाली  को  लागू  कर  रहा  है  ।  इसका  आशय  यह  है  कि  प्रत्येक  मामले  को  वित्त
 मंत्रालय  के  पास  भेजने  के  स्थान  पर,  संबंधित  मंत्रालय  के  पास  वित्त  मंत्रालय  का  कोई  एक  सलाहकार
 बातचीत  कर  लेता  है  सनौर  हम  मासले  को  चलता  कर  देंते  Fi  इससे  विलम्ब  नहीं  होता  है  ।  केवल

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामलों  के  संबंध  में  मंत्रालय  से  बातचीत  करना  झा वद यक  है  |  हम  इसी  प्रकार
 के  परिवर्तन कर  रहे  हें।  हो  सकता  है,  कि  हम  उतनी  तेजी  से  प्रगति  त  कर  रहे  हों  जितनी  तेजी  से
 कि  हमें  करनी  चाहिय े।

 स्वायत  निगमों  और  अन्य  निकायों  को  प्राधिकार  के  प्रत्यायोजन  के  सम्बन्ध  में  भी,  हमारा
 विचार  यही  है  कि  यह  किया  जाना  चाहिये  और  यथासम्भव  प्रतिबन्धों  और  नियन्त्रणों  को  लागू  करने
 का  प्रयास  करना  चाहिये  |  इसलिये  यह  कोई  ऐसा  प्रदान  नहीं  है  जिसका  उत्तर  हां  या  न  में  दिया  जायें,
 यह  उसकी  जांच  करने  प्रौर  उसमें  ऐसे  परिवर्तन  करने  का  प्रदान  है  जो  वांछनीय  मालूम  पड़े  और  जिनके
 करने  में  वित्तीय  या  भ्रमण  किसी  प्रकार  का  कोई  खतरा  त  हो  ऐसे  परिवर्तन  क्रमश  :करते  जाना  वाहिके
 देखना  यह  चाहिये  कि  उनके  करने  में  कोई  गम्भीर  वित्तीय  या  अन्य  खतरे  न  हों।  हम  इस  विषय में
 इसी  प्रकार  कायें  कर  रहें  हैं  कौर  कार्य  करते  रहेंगे  ।  में  समय  समय  पर  सभा  को  इससे  सम्बन्धित
 कार्यवाही से  प्रवगत  कराता  रहूंगा  हम,  वास्तव में  ,  तमाम  प्रश्नों  के  उत्तर  में  सदस्यों  को  इस  विषयों
 के  सम्बन्ध  में  बताते  ही  रहे  हैं  ,  श्र  में  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  अगले  सत्र  में  मुझे  भराश  है  कि  हम  सदस्य की  इच्छानुसार  अधिक  से  प्रतीक  संसद  सदस्यों  से  इस  विषय  के  सम्बन्ध में  एक  अनौपचारिक  चर्चा
 का  प्रायोजन  करने  में  समर्थ  होंगे  ।  प्रशन  कुछ  सदस्यों  को  चुनने  का  नहीं  है  ।  जितने  भी  सदस्यों की  इस
 विषय  में  रुचि  है  कौर  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहते  हें,  वह  सम्मिलित हो  सकेंगे  ।  हम  उन  तमास  विषयों
 के  संबन्ध  में  चर्चा  करेंगे  जो  प्रशासकीय  प्रणाली  फिर  अन्य  मामलों  के  सम्बन्ध  में  एपल बी  प्रतिवेदन
 में  उठायें  गये  हैं।  वास्तव  में  इससे  सम्बन्धित  अरन्य  विषयों  के  सम्बन्ध  में  भी  चर्चा  की  जायेंगी।

 लेकिन,  में  एक  बार  फिर  कहूंगा  कि  हमें  डा०  एपलबी  द्वारा  प्रयुक्त  कड़ी  भाषा  को  देखकर
 चिड़चिड़ाना  नहीं  चाहिये  |  यदि  मुझें  तब  इसका  पूरा  विश्वास  होता  कि  उस  प्रतिवेदन  को  संसद  के
 सामने रखा  जायेगा,  तो  डा०  एपलबी  ने  दूसरे  ही  प्रकार  की  भाषा  का  प्रयोग  किया  होता  ।  लेकिन
 हम  चाहत  यह  थे  कि  हमारे  सरकारी  कर्मचारियों--वरिष्ठ  पदाधिकारियों  --को  कुछ  सावधान  कर
 दिया  जाय।  उन्होंने  मुझसे  यह  कहा  भी  था  ।  वास्तव  में,  वे  अपने  प्रतिवेदन  की  भाषा  में  परिवर्तन  करने
 को  तैयार भी  थें  ।  यदि  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  किया  जाना  था  तो  वे  इसकी  भाषा  में  परिवहन कर
 देना  चाहते  थे  ।  लेकिन  मेंने  उनसे  इसे  इसी  रूप  में  रहने  देने  के  लिये  कहा  था  ।  मैंनें  कहा  था  कि  यह  इस
 रूप  में  काफी  ठीक  है  ।  इसीलिये,  इसमें  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  कपि  लेकिन  हमें  इसकी  भाषा  के
 सम्बन्ध  में  नहीं  ,  बल्कि  उस  बड़ी  समस्या  के  सम्बन्ध  मे  सोचना  चाहियें  जो  हमारे  झपने  और  अन्य
 देशों  के  सामने  भी  है  ।  निस्सन्देह  ,  में  भली  प्रकार  जानता  हूं  कि  वह  एक  समस्या  है  जिसे  ATT  इंग्लैंड
 को  भी  हल  करना  है  ।  हां,  इंग्लैंड  की  समस्या  बिल्कुल  हमारी  समस्या  जैसीਂ  नहीं  है,  लेकिन  वह
 हमारी  समस्या  से  स्वधा  भिन्न  भी  नहीं  हैं  ।  प्राचीन,  हमारे  देश  की  सैनिक  सेवायें  एक  प्रकार
 से  इंग्लंड  के  ही  नमूनें  पर  तो  ढाली  गयी  थीं  ।  उनको  भी  उन्हीं  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  था,
 जो  हमारे  सामनें  द  थी  ।  हां,  यह  हो  सकता  है  कि  उनको  हमसे  अधिक  शझ्रनुभव  था  कौर  उनका  देश
 भी  छोटा है  ,  जो  भी  हो  ।  लेकिन  फिर  भी  उनकी  अपनी  समस्यायें  हैं  ।  में  जानता  हूं  कि  यह  भी  ठीक
 है  कि  सोवियत संघ  भी  इस  समस्या  को  हल  करने  में  जुटा  र्  कि  प्राधिकार  को  किस  सीमा  तक

 प्रत्यायोजित  किया  जाये  ।  किस  सीसा  तक  न  किया  जायें  ।  में  जानता  हूं  नार  में  जब  सोवियत  संघ
 में  गया  था  तो  उन्होंने  हमें  भी  बताया  था  कि  हमने  प्राधिकार  का  प्रत्यायोजन  न  कर  के  एक  भारी  भूल
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 [श्री  जवाहरलाल  नहर]
 की  थी,  औौर  वे  अब  भी  केवल  इसीलिये  प्राधिकार  का  अधिकाधिक  प्रत्यायाजन  करते  जा  रहे  हैं  क्योंकि
 उन्होंने  श्रीनगर  कर  लिया  है  कि  प्रत्यायोजन  न  करने  से  उनकी  शीघ्रगामी  व्यवस्था  बार  बार  प्रति- बाधित  हो  पाती  थी  शर  उसकी  गति  रुक  जाती  थी  ।  हां,  यह  अवश्य है  कि  उन्होंने  एक  बड़े ही
 सूक्ष्मपयेबेक्षण  की  व्यवस्था की  है  ।  वह  तो  प्रत्येक  सरकार  करती  है  ।  लेकिन,  प्रत्येक पेचीदा  भर
 विशाल  प्रशासन  प्राधिकार  को  प्रत्यायोजन  किये  बिना  अपना  काय  नहीं  चला  सकता  हैं।  में  इस  सभा

 को  एक  बार  फिर  स्मरण  दिलाता  हूं  कि  संयुक्त  सचिवों  ,  उप सचिवों और  सहायक  सचिवों  की  जिस
 प्रकार  के  सरकार  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  इतना  कुछ  कहते  हैं  ,  बिल्कुल  उसी  प्रकार  की  सरकार
 राज  श्राविका शर  सोवियत  संघ  दोनों  में  ही  वर्तमान  हैं  ।

 एक  सदस्य की  रिहाई

 उपाध्यक्ष महोदय  :  मुझे  सभा  को  सुचित  करना  ह  कि  मुझे  अहमदाबाद  नगर  के  जिला
 पुलिस  भ्रधीक्षक  ने  सूचना  दी  है  कि  अहमदाबाद के  न्यायिक  दण्डाधिकारी नें  लोक  सभा  के  सदस्य
 श्री To  क०  गोपालन को  ६.सितम्बर  ,  १९५६  को  भारतीय दण्ड  सहित  की

 घारा त्रों  १४३,
 १४४५  कौर  १८८  के  अपराधों  से  विमुक्त  कर  दिया  है  ।

 इसके  पश्चात्‌  लोकता  मंगलवार,
 ११  सितम्बर,  १९५६  के

 साढ़े
 दस  बजे  तक  के  लिये

 स्थगित  हुई ।


